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गांव में बंपर कमाई! सरकार दे रही बिना गारंटी 10 करोड़ का बिजनेस लोन
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आधुनिक दौर में जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (AI) के तेजी से बढ़ते कदम और विभिन्न क्षेत्रों में हो रही छंटनी (AI

Layoffs) के कारण सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सहित कई बड़े सेक्टर्स में नौकरियां तेजी से घट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण

भारत से रोजगार और आत्मनिर्भरता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। दुनिया भर में चल रहे इस आर्थिक बदलाव और जॉब

मार्केट के उतार-चढ़ाव का समय रहते अनुमान लगाते हुए भारत सरकार ने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है।

केंद्र सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट (Budget 2026) में कई ऐसे बड़े और दूरगामी प्रावधान किए हैं, जो

व्यक्तिगत या समूह स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों  में  नया कारोबार खड़ा करने का एक बेहद मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। अगर

आप भी शहरों की भागदौड़ से दूर अपने गांव लौटना चाहते हैं  या ग्रामीण स्तर पर ही रहकर एक बेहतरीन और टिकाऊ बिजनेस

शुरू करना चाहते हैं, तो यह सही समय है। सरकार की नई नीतियों और भारी सब्सिडी (Government Subsidy) की मदद से अब

गांवों में स्वरोजगार शुरू करना बेहद आसान और सुरक्षित हो गया है।
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यदि  आप  व्यापार  के  अन्य  विकल्पों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तोथोड़े  पैसे  लगाकर  शुरू  करें  ये  5  बिजनेस,  तीसरा  बना  देगा

करोड़पति!का यह लेख भी आपकी काफी मदद कर सकता है। आइए विस्तार से  जानते हैं  कि बजट 2026 के नए प्रावधानों  के

तहत आप गांवों में किस प्रकार अपनी उद्यमिता का डंका बजा सकते हैं।

   १. एआई छंटनी के बीच नई उम्मीद: ग्रामीण उद्यमिता और बजट 2026-   

वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट जगत में  हो रही छंटनी ने युवाओं को एक बार फिर से पारंपरिक और जमीनी स्तर के व्यवसायों  की

ओर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(Rural Economy) को बूस्ट देने  के लिए तिजोरी का मुंह खोल दिया है। बजट 2026-27 का मुख्य फोकस युवाओं को नौकरी

ढूंढने वाले (Job Seekers) के बजाय नौकरी देने वाले (Job Creators) के रूप में विकसित करना है।

   बजट 2026-27 की मुख्य विशेषताएं और लेटेस्ट अपडेट (Latest Upda   

 >> ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास:गांवों  में  व्यापार  की राह सुगम बनाने  के  लिए सड़कों  और डिजिटल कनेक्टिविटी  को

दुरुस्त करने का बड़ा ऐलान किया गया है।

 >>  सब्सिडी  और  वित्तीय  सहायता:ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  स्टार्टअप्स  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्न  मंत्रालयों  के  तहत

विशेष अनुदान और भारी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

 >> युवाओं के लिए ट्रेनिंग:नए उद्यमियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर मुफ्त ट्रेनिंग और गाइडेंस

प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं।

   २.  कचरे से कंचन  अभियान: सर्कुलर इकॉनमी के जरिए गांवों में    

सर्कुलर इकॉनमी (Circular Economy) का सीधा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी भी वस्तु को बेकार समझकर फेंका

नहीं जाता, बल्कि उसे रीसायकल करके दोबारा इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन  कचरे से

कंचन  (Waste-to-Wealth) को धरातल पर उतारने के लिए इस बार के बजट में हजारों करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया

गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परिकल्पना को वित्तीय समर्थन देकर ग्रामीण क्षेत्रों  के लिए संभावनाओं के

नए द्वार खोल दिए हैं।

   सर्कुलर इकॉनमी से जुड़े ग्रामीण बिजनेस आइडियाज   
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इस क्रांतिकारी बदलाव को लेकर पूर्व चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं संस्थापक रवि राजन एंड कंपनी के एस.

रवि का कहना है  कि केंद्रीय बजट 2026-27 ग्रामीण उद्यमिता के  लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करता है।  चक्रीय

अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट-से-धन परिवर्तन के  लिए सरकार ने  जो नीतियां  बनाई हैं,  वे  ग्रामीण भारत की पूरी  तस्वीर बदल

देंगी। इससे आज की युवा पीढ़ी को न केवल खुद का बिजनेस स्थापित करने का मौका मिलेगा, बल्कि वे गांव के कई अन्य लोगों

को भी रोजगार मुहैया कराने में सक्षम हो सकेंगे।

   ३. बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का बिजनेस लोन: जानें CGTMS   

ग्रामीण क्षेत्र के  युवाओं के  सामने  नया बिजनेस शुरू  करते  समय सबसे बड़ी  चुनौती फंडिंग (Funding) और बैंकों  को दी जाने

वाली गारंटी (Collateral) की होती थी। गांवों  में  अक्सर लोगों  के  पास लोन के  बदले गिरवी रखने  के  लिए शहर जैसी कीमती

व्यावसायिक  जमीन  या  पर्याप्त  सोना  नहीं  होता  है।  इस  गंभीर  समस्या  का  स्थायी  समाधान  करते  हुए  सरकार  ने  CGTMSE

योजना (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) का ऐतिहासिक विस्तार कर दिया है।

   CGTMSE योजना 2026 के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ:   

 >> 10 करोड़ रुपये तक का कोलैटरल-फ्री लोन:अब कोई भी ग्रामीण उद्यमी बिना किसी जमीन, मकान या सोने को गिरवी रखे

10 करोड़ रुपये तक का बिजनेस लोन सीधे बैंक से प्राप्त कर सकता है।

 >> आसान आवेदन प्रक्रिया (Apply Online):इस योजना के  तहत लोन की आधिकारिक स्थिति (Status) और आवेदन की

प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है।

 >> कम रिस्क:बैंक को दिए जाने वाले लोन की गारंटी खुद सरकार लेती है, जिससे बैंकों के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोन जारी

करना बेहद सुरक्षित और आसान हो गया है।

ग्रामीण  विकास  और  किसानों  के  कल्याण  से  जुड़ी  अन्य  कल्याणकारी  योजनाओं  की  विस्तृत  सूची  (List)  देखने  के  लिए

आपबड़ा ऐलान! किसानों को मिलेगा सीधा  6000, कम ब्याज पर कर्ज और बीमा... जानें 7 सरकारी योजनाओं का पूरा लाभका

आधिकारिक विवरण जरूर पढ़ें।

   ४. गांव में मुनाफे वाले 8 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज: लागत के आध   

ग्रामीण  भारत  में  व्यवसाय  शुरू  करने  के  इच्छुक  संभावित  उद्यमियों  के  लिए  यह  एक  संपूर्ण  गाइड  है।  इन  सभी  बिजनेस

आइडियाज (High ROI Rural Ideas) को इस तरह से  डिजाइन किया गया है  कि वे  व्यावहारिक हों  और मध्यम आय वर्ग के

बजट में आसानी से फिट हो सकें। पूरे शोध के बाद इन व्यवसायों को लागत के आधार पर कुल चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित
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किया गया है, ताकि आप अपनी जेब और क्षमता के अनुसार सही विकल्प चुन सकें।

   लागत आधारित चार प्रमुख श्रेणियां (Business Categories):   

 >> अति-अल्प लागत वाले बिजनेस (Under 2 Lakh):जो बेहद कम पैसों में घर से शुरू किए जा सकते हैं।

 >> कम लागत वाले बिजनेस (2 से 5 Lakh):स्थानीय बाजार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाले व्यवसाय।

 >> मध्यम लागत वाले बिजनेस (5 से 10 Lakh):जैसे बायोगैस संयंत्र और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स।

 >> उच्च लागत वाले बिजनेस (10 Lakh से अधिक):बड़े स्तर पर रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकॉनमी से जुड़े प्रोजेक्ट्स।

   ५. 10 लाख रुपये से कम लागत वाला बिजनेस: बायोगैस प्लांट से कर   

भारत  के  लगभग  6  लाख  गांवों  में  प्रचुर  मात्रा  में  पशुधन  और  कृषि  अवशेष  (Agricultural  Residues)  उपलब्ध  हैं,  जिन्हें

आमतौर पर बेकार छोड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। इस कचरे का सही उपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये तक की

लागत वाली श्रेणी  में  बायोगैस संयंत्र  (Biogas Plant)  सबसे  बेहतरीन और सबसे  ज्यादा  मुनाफा देने  वाला बिजनेस उभरकर

सामने आया है। बजट 2026-27 में  बायोगैस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से 45 करोड़ रुपये और बायोमास कलेक्शन के लिए

100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

   स्वच्छ भारत मिशन का बड़ा सपोर्ट   

इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़ रुपये के भारी बजट आवंटन से गांवों में कचरा प्रबंधन को एक

अभूतपूर्व  बूस्ट  मिलने  वाला  है।  इस  वजह  से  बायोगैस  का  क्षेत्र  नए  बिजनेस  के  लिहाज  से  वर्तमान  समय  में  सबसे  ज्यादा

आकर्षक और सुरक्षित निवेश माना जा रहा है।

   ६. बायोगैस संयंत्र का बिजनेस मॉडल: कच्चा माल, स्थानीय बाजार    

बायोगैस प्लांट का बिजनेस मॉडल (Biogas Plant Business Model) पूरी तरह से व्यावहारिक और आत्मनिर्भर है। ग्रामीण

इलाकों  में  रसोई गैस (LPG) की लगातार बढ़ती कीमतों  के कारण आज हर ग्रामीण परिवार एक सस्ते  और सुरक्षित ईंधन के

विकल्प की तलाश कर रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाली बायोगैस की मांग बाजार में बहुत तेज है।
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   बायोगैस प्लांट के बाजार पर एक नजर (Biogas Plant Market Outlo   

 >> कच्चा माल (Raw Material):गोबर, कृषि अवशेष और घरों से निकलने वाला खाद्य कचरा। यह सब गांवों में या तो बिल्कुल

मुफ्त मिल जाता है या फिर बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होता है।

 >>  टारगेट  मार्केट  और  ग्राहक:आपके  नजदीकी  गांव  के  घर,  स्थानीय  सरकारी  और  प्राइवेट  स्कूल,  हॉस्टल और छोटे  ढाबे

आपके मुख्य खरीदार होंगे।

 >>  सरकारी  टैक्स छूट:भारत सरकार  बायोगैस ब्लेंडेड  सीएनजी  पर  किसी  भी  प्रकार  का  उत्पाद  शुल्क (Excise Duty)  नहीं

वसूलती है, जिससे मुनाफा और बढ़ जाता है।

   ट्रिपल-पी (PPP) मॉडल पर आधारित कार्यप्रणाली   

यह पूरा बिजनेस सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership - PPP) मॉडल पर बेहतरीन तरीके से काम करता

है। इसमें आप पशुपलाकों और किसानों से बहुत कम दाम में कच्चा माल (गोबर व कचरा) खरीदते हैं, उसे प्रोसेस करके ग्रामीणों

को  सस्ती  गैस  बेचते  हैं,  और  प्लांट  से  निकलने  वाली  उच्च  गुणवत्ता  वाली  जैविक  खाद  (Organic  Fertilizer)  को  वापस

किसानों को अच्छे दामों में बेच देते हैं।

   ७. निवेश और मुनाफा: बायोगैस प्लांट की लागत और हर महीने होने    

अगर निवेश और रिटर्न की बात करें तो एक मानक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की अनुमानित लागत 6 लाख रुपये से लेकर

10 लाख रुपये के बीच आती है। भारत में  बायोगैस का बाजार बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष

2030  तक  यह  मार्केट  45  हजार  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  का  हो  जाएगा।  ऐसे  में  शुरुआती  दौर  में  निवेश  करने  वालों  को

फर्स्ट-मूवर एडवांटेज मिलना तय है।

   कमाई और बचत का पूरा गणित:   

यदि  आप प्रति  दिन  10  क्यूबिक मीटर  बायोगैस  उत्पादन  की  क्षमता  वाला  एक मध्यम  संयंत्र  लगाते  हैं,  तो  वह  आसानी  से

लगभग 50 से 100 घरों को प्रतिदिन गैस सप्लाई कर सकता है। इसे आप 8 रुपये से लेकर 15 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर

से बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा प्लांट से रोजाना भारी मात्रा में निकलने वाली जैविक खाद को बेचकर हर महीने 2 से 5

हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी अलग से की जा सकती है।
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इस पूरे  मॉडल से  हर  महीने  लगभग 25,000 रुपये  से  लेकर 40,000 रुपये  तक का  कुल रेवेन्यू  जेनरेट  होता  है।  सभी  खर्चों  को

काटकर एक उद्यमी को हर महीने 15,000 से 30,000 रुपये की शुद्ध बचत (Net Profit) आसानी से हो जाती है। इसका मतलब

है कि आपके द्वारा किए गए मूल निवेश पर आपको हर साल 20% से 40% तक का शानदार सालाना रिटर्न प्राप्त होता है। इस

क्षेत्र में  अभी प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम है और यह रोजगार हर साल 12% से 15% की दर से बढ़ रहा है। आप मात्र 1.5 से 2

साल में  अपने बिजनेस को पूरी तरह से जमा सकते हैं  और अगले 3-4 वर्षों  में  इसे बायो-सीएनजी प्लांट में  अपग्रेड करके 5 नए

प्लांट तक विस्तार कर सकते हैं।

   ८. प्लांट के लिए कहां से जुटाएं फंड? सरकारी सब्सिडी और मुद्र   

बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आपको अपनी जेब से पूरे पैसे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार की विभिन्न क्रेडिट

लिंक्ड  योजनाओं  के  तहत  इसके  लिए  बेहद  सरल लोन  प्रक्रिया  (Biogas  Plant  Loan  Process)  तैयार  की  गई  है,  जिसके

जरिए आप आसानी से फंड का इंतजाम कर सकते हैं।

   फंडिंग और सब्सिडी के मुख्य स्रोत:   

 >> मुद्रा लोन (Pradhan Mantri Mudra Yojana):इस बिजनेस के लिए बैंकों से 8% से 10% की बेहद आकर्षक ब्याज दर पर

3 से 5 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन आसानी से मिल जाता है।

 >> एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF):अगर आप एआईएफ के तहत आवेदन करते हैं, तो आपको ब्याज दर में पूरे 3% की

अतिरिक्त छूट के साथ 2 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मिलती है।

 >> ग्राम पंचायत और स्वच्छ भारत मिशन अनुदान:स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत

बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए विशेष सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

 >>  MNRE  सब्सिडी:नवीन  एवं  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  (Ministry  of  New  and  Renewable  Energy)  द्वारा  प्रति

क्यूबिक मीटर बायोगैस उत्पादन की क्षमता के आधार पर 10,000 से 15,000 रुपये तक की डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है।

ध्यान दें कि किसी भी सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपके पास वैध दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। शिक्षा या

अन्य  क्षेत्रों  में  चल  रहे  फर्जीवाड़े  और  ब्लैकलिस्टेड  संस्थानों  की  जानकारी  के  लिए  आपस्कॉलरशिप  के  करोड़ों  रुपये  का

महाघोटाला, 20 कॉलेज ब्लैकलिस्ट!की रिपोर्ट भी देख सकते हैं ताकि आप हमेशा जागरूक और सुरक्षित रहें।

   निष्कर्ष (Conclusion)   

तकनीकी  बदलावों  और  एआई  के  कारण  शहरों  में  नौकरियों  की  अनिश्चितता  के  इस  दौर  में  ग्रामीण  उद्यमिता  (Rural
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Entrepreneurship) एक वरदान साबित हो रही है। बजट 2026-27 के नए प्रावधानों, सर्कुलर इकॉनमी के लिए आवंटित हजारों

करोड़  रुपये  के  फंड  और CGTMSE के  तहत मिलने  वाले  10 करोड़  रुपये  तक के  बिना  गारंटी  लोन ने  गांवों  में  व्यापार  करने  के

जोखिम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

विशेष रूप से बायोगैस प्लांट जैसे पर्यावरण-अनुकूल और उच्च रिटर्न वाले बिजनेस आइडियाज को अपनाकर आज का युवा न

केवल अपने घर-गांव में रहकर एक सम्मानजनक और मोटी कमाई कर सकता है, बल्कि देश को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने

में  भी  अपना  बहुमूल्य  योगदान दे  सकता है।  सरकार पूरी  तरह से  आपकी मदद के  लिए तैयार  है,  बस आपको सही  योजना  और

गाइडलाइंस (PDF Guidelines) को समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है।

   महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर   

जी हां,  बजट 2026 के नए नियमों  के तहत विस्तारित CGTMSE योजना के अंतर्गत बिना किसी जमीन या सोने  को गिरवी रखे

कोलैटरल-फ्री बिजनेस लोन प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रामीण स्तर पर एक अच्छे व्यावसायिक बायोगैस प्लांट को शुरू  करने की अनुमानित लागत 6 लाख रुपये से लेकर 10 लाख

रुपये के बीच आती है, जिसमें सरकारी सब्सिडी भी शामिल है।

सभी परिचालन खर्चों को काटने के बाद, एक मध्यम आकार के प्लांट से हर महीने 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की

शुद्ध बचत (Net Profit) आसानी से की जा सकती है।

इस बार के बजट में बायोगैस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से 45 करोड़ रुपये और बायोमास कलेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपये

का प्रावधान किया गया है।

जी हां,  गैस उत्पादन के बाद बचे हुए स्लरी से उत्तम गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनती है,  जिसे स्थानीय किसानों  को बेचकर

प्रति माह 2,000 से 5,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती है।

इसके लिए मुख्य कच्चे माल जैसे गोबर, कृषि अवशेष और गीला खाद्य कचरा स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालकों से बहुत ही

कम दाम पर या मुफ्त में मिल जाता है।

हां, आप किसी भी सरकारी या वाणिज्यिक बैंक में जाकर 8% से 10% की ब्याज दर पर 3 से 5 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन इस

बिजनेस के लिए ले सकते हैं।

MNRE द्वारा संयंत्र की क्षमता के अनुसार प्रति दिन उत्पादित होने वाली बायोगैस पर 10,000 से 15,000 रुपये प्रति क्यूबिक

मीटर तक की सब्सिडी दी जाती है।

10 क्यूबिक मीटर प्रति दिन की क्षमता वाला एक बायोगैस संयंत्र गांव के लगभग 50 से 100 घरों की दैनिक रसोई ईंधन की

जरूरत को आसानी से पूरा कर सकता है।

बायोगैस प्लांट बिजनेस मॉडल में आपके द्वारा लगाए गए कुल निवेश पर हर साल 20% से 40% तक का शानदार एनुअल रिटर्न

Official Document Provided by msntarget.com | Page 7

https://msntarget.com


MSNTARGET.COM
https://msntarget.com

देखने को मिलता है।

सरकार सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने  के  लिए बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी को पूरी तरह से उत्पाद शुल्क (Excise Duty) से

मुक्त रखा है।

शुरुआती 3-4 वर्षों  में  आप इस काम को अच्छी तरह सीखकर 5 नए प्लांट्स तक इसका विस्तार कर सकते  हैं  और इसे  सीधे

कमर्शियल बायो-सीएनजी (Bio-CNG) फिलिंग स्टेशन में अपग्रेड कर सकते हैं।
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